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 एक कानूनरी प्रक्रिया के तहत ननरावाचन आयकु्त ों क्त ननयकु करने का नरधयेक सों सद में पेश त्त कर क्दया गया है लेक्कन इस 
पर अभरी चचावा नहरी ों ह्त पाई है। सों सद में चचावा ह्तने से पहले हरी यह नरधयेक सुर्खिय्त ों में आ गया ह।ै ल्तकताोंत्रिक व्यरस्ा में ननरावाचन 
आय्तग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा ह।ै टरी.एन. शेषन ने ननरावाचन आय्तग क्त ल्तकतोंरि का पाोंचरा स्तम्भ स्ानपत करने में अहम 
भूत्मका ननभाई थरी। स्वतोंरि और ननष्पक्ष चुनार के ललए उन्त ोंने ज्त मुक्हम छेडरी, उसकी त्मसाल त्मलना मुश्किल ह।ै ल्तकतोंरि की जडे 
मजबतू करने और भारतरीय ननरावाचन आय्तग क्त दनुनयाभर में एक अलग पहचाने क्दलाने में उनकी भूत्मका अग्रणरी रहरी।

नरधयेक क्तों ह ैमहत्वपूणवा

 ननरावाचन आय्तग में मुख्य चुनार आयकु तथा चुनार आयकु्त ों की ननयकु्क के ललए अभरी तक क्तई ननधावाररत प्रक्रिया नहरी ों 
थरी। सों नरधान के अनुचे्द 324 के तहत ननयकु्कय्त ों क्त अमलरीजामा पहनाने का प्रारधान ह ैलेक्कन आजादरी के बाद से इस सों बों ध 
में कानून नहरी ों बनाया गया। सुप्ररीम क्तटवा की सों नरधान परीठ ने इस साल द्त माचवा क्त क्दए फैसले में चयन सत्मनत क्त यह जजम्देाररी 
सौ ोंपरी। प्रधानमों रिरी की अध्यक्षता में चयन सत्मनत का आदेश सुप्ररीम क्तटवा ने क्दया। इसमें सुप्ररीम क्तटवा के चरीफ जस्टिस और ल्तक सभा 
में नरपक्ष के नेता क्त सदस्य मन्तनरीत क्कया गया। ल्तक सभा में नरपक्ष का नेता न ह्तने की स्स्नत में नरपक्ष के सबसे बडे दल के नेता 
क्त चयन सत्मनत में शात्मल करने का ननददेश क्दया गया। 

प्रस्तानरत चयन सत्मनत में सरीजआेई नहरी ों 

 मुख्य ननरावाचन आयकु तथा अन्य ननरावाचन आयकु(ननयकु्क, सेरा शततें और कायवाकाल) नरधयेक, 2023 दस अगस्त क्त 
राज्य सभा में पेश क्कया गया। ससतोंबर 2023 में सों सद के नरशेष सरि में भरी इसे चचावा के ललए लाया जाना था। यह कायवासूचरी में भरी 
था लेक्कन मक्हला आरक्षण नरधयेक पर लम्री बहस के कारण इस पर चचावा नहरी ों ह्त सकी। सों सद के शरदकालरीन सरि में इसे लाया 
जाएगा या नहरी ों, यह पूररी तरह सरकार पर ननभवार करता ह।ै 

 सुप्ररीम क्तटवा की सों नरधान परीठ ने अपने 378 पृष्ठ के ननणवाय में तरीन सदस्यरीय चयन सत्मनत के गठन का ननददेश क्दया था। नरधयेक में 
सरीजेआई के स्ान पर प्रधानमों रिरी द्ारा नात्मत एक कैनबनेट मों रिरी क्त चयन सत्मनत में रखिने का प्रस्तार ह।ै ऐसे में नरपक्ष के नेता की 
चयन सत्मनत में स्स्नत औपचाररक हरी रह जाएगरी। कई पूरवा मुख्य ननरावाचन आयकु्त ों का मत ह ैक्क सुप्ररीम क्तटवा ने जजन तरीन सदस्यरीय 
चयन सत्मनत का सुझार क्दया था, उसे अमल में लाना चाक्हए जजससे ननयकु्कयाों ससफवा  पारदशशी और ननष्पक्ष हरी न ह्त बश्कि क्दखिाई 
भरी दें। सरीबरीआई और ल्तकायकु की चयन सत्मनत में सरीजआेई शात्मल रहत ेहैं। इसललए ननरावाचन आयकु की ननयकु्कय्त ों में भरी 
उनकी भागरीदाररी समूचरी चयन प्रक्रिया क्त ननष्पक्ष और पारदशशी बनाने में सहायक सानबत ह्तगरी। 
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नए नरधयेक की नरशेषताएों  

 मुख्य ननरावाचन आयकु तथा अन्य ननरावाचन आयकु(ननयकु्क, सेरा शततें और कायवाकाल) नरधयेक, 2023 के कई प्रारधान 
अहम हैं। कैनबनेट सचचर के नेततृ्व में एक सचवा कमेटरी के गठन का प्रस्तार पेश क्कया गया ह।ै इसमें सचचर स्तर के द्त रररष्ठ 
आईएएस असधकाररी भरी रहेंगे। यह सचवा कमेटरी सचचर स्तर के पाोंच अफसर्त ों के नाम शाटवाललटि करेगरी। इसरी सूचरी से एक नाम चुना 
जाएगा। इनमें उन आईएएस अफसर्त ों क्त प्राथत्मकता दरी जाएगरी जजनें चुनार कराने का प्रशासननक अनुभर ह्त और ज्त ईमानदार 
तथा ननष्ठïारान ह्त। इससे पहले ननरावाचन आयकु के पद के ललए क्तई पैमाना ननधावाररत नहरी ों था। क्कसरी भरी कायवारत या सेराननरतृ्त 
नौकरशाह क्त ननरावाचन आयकु ननयकु क्कया जा सकता था। 

ननरावाचन आयकु का ओहदा घटाया गया

 नए नरधयेक में ननरावाचन आयकु्त ों का ओहदा घटा क्दया गया ह।ै अभरी तक ननरावाचन आयकु का पद सुप्ररीम क्तटवा के जज 
के बराबर रहा ह।ै प्रस्तानरत कानून में इसे कैनबनेट सचचर के स्तर का कर क्दया गया ह।ै हालाोंक्क रेतन में क्तई परररतवान नहरी ों क्कया 
गया ह ैलेक्कन दजावा कम करने से कई नरसों गनतयाों पैदा हा सकतरी हैं। चुनार के दौरान ननरावाचन आय्तग रररष्ठ सरकाररी अफसर्त ों क्त 
आदेश पाररत करता ह।ै बठैक्त ों में कैनबनेट सचचर, नरसध सचचर और राज्य्त ों के मुख्य सचचर क्त बलुाया जाता ह।ै यक्द प्र्तटाकॉल में 
उसका ओहदा कम क्कया जाता ह ैत्त रह पहले जसेै असधकार के साथ उनसे जराब तलब नहरी ों कर पाएगा। इससे ननरावाचन आय्तग 
की स्वायत्तता और उसकी साखि प्रभानरत ह्तगरी। 

ननरावाचन आय्तग की महत्ता पर सुप्ररीम क्तटवा का मत 

सुप्ररीम क्तटवा की सों नरधान परीठ ने द्त माचवा क्त क्दए फैसले में ननरावाचन आय्तग की महत्ता क्त नरस्ततृ रूप से रेखिाोंक्कत क्कया था। सुप्ररीम 
क्तटवा ने कहा था क्क ननरावाचन आय्तग ननष्पक्ष और स्वतोंरि चुनार के ललए जजम्देार ह।ै उसकी ननष्पक्षता पर ल्तकतोंरि की नरी ोंर क्टकी 
हुई ह।ै ननरावाचन आयकु का दाययत्व देश के ल्तग्त ों के प्रनत ह।ै ननरावाचन आयकु क्त देश के सबसे ताकतरर ल्तग्त ों का सामना करना 
ह्तता है। यक्द उसने उनके सामने घुटने टेक क्दए त्त आय्तग की साखि का बट्ट। लगेगा और ल्तकताोंत्रिक मूल्य कमज्तर ह्त जाएों गे 
और अोंतत: इस प्रमुखि सों स्ा पर ल्तग्त ों का नरश्ास कम ह्तगा। ननरावाचन आयकु के ललए सों नरधान सरवाप्रमुखि ह।ै उसे सहरी और गलत 
का चयन करना है और उसरी के क्हसाब से कारवाराई करनरी ह।ै सों नरधान के ननमावाताओों ने यह अपेक्षा की थरी क्क सों नरधान के अनुचे्द 
324 के तहत सों सद ननरावाचन आयकु्त ों की ननयकु्कय्त ों में कायवापाललका क्त सरावासधकार नहरी ों देगरी। राजनरीनत का अपराधरीकरण अपने 
चरम पर ह।ै चुनार्त ों में पैसा पानरी की तरह बहाया जा रहा ह।ै मरीक्िया की भूत्मका भरी ननष्पक्ष नहरी ों रहरी ह।ै ऐसे में ननरावाचन आयकु्त ों 
का दाययत्व बढ़ जाता है। 
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नरधयेक क्त सशक और कारगर बनाने के ललए सुझार

 ननरावाचन आयकु्त ों का कायवाकाल छह साल का ह्तता ह।ै नए नरधयेक में भरी इसमें काई बदलार नहरी ों क्कया गया ह।ै भारतरीय 
प्रशासननक सेरा के अफसर्त ों की सेराननरचृत्त की उम्र 60 रषवा ह।ै यक्द अरकाश प्राप्ति की उम्र से एक साल पूरवा यानरी 59 साल की उम्र 
में उनें ननरावाचन आयकु का पद सौ ोंपा जाए त्त बहेतर ह्तगा। इससे उनें ल्तक सभा तथा देश की नरभभन्न नरधान सभाओों का चुनार 
सम्पन्न कराने के ललए ज्यादा समय त्मलेगा। असधक अनुभर से रह बहेतर काम कर सकें गे। देश के 28 राज्य्त ों और केन्द्र शाससत 
प्रदेश्त ों में भरी राज्य ननरावाचन आय्तग नरद्यमान हैं। इनमें मुख्य ननरावाचन असधकाररी कायवारत हैं। इनके तजुबदे का उपय्तग देश के ननरावाचन 
आय्तग में ललया जा सकता ह।ै राज्य के मुख्य ननरावाचन असधकाररी के रूप में काम कर चुके अफसर्त ों के  सचचर स्तर तक पहुोंचने 
पर उनें ननरावाचन आयकु का पद क्दया जाए त्त इससे आय्तग के कामकाज क्त बहेतर करने में मदद त्मलेगरी। राज्य के ननरावाचन 
असधकाररी के तौर पर उनका अनुभर पूरे देश के काम आएगा। ननरावाचन आयकु्त ों का मौजूदा दजावा बरकरार रखिने की जरूरत ह।ै 
इस समय उनका ओहदा सुप्ररीम क्तटवा के जज के समकक्ष ह।ै इसे कमतर करने से ससफवा  ननरावाचन आयकु की हरी नहरी ों बश्कि ननरावाचन 
आय्तग की प्रनतष्ठा  प्रभानरत ह्तगरी।  
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